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 HALF-AN-HOURS  DISUSSION

 MR.  CHAIRMAN:  If  you  are  insist-
 ing  on  making  a  speech,  yOu  may  con-
 tinue  next  time.

 FINANCIAL  ASSLSTANCE  TO  AGENCIES  FOR
 ADULT  EDUCATION,

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL*  डा०  रामली  सिह  (भागलपुर

 सभापति  महोदया,  ममी  जब  दिवस का  अवसान
 समीप  है,  तो  हम  फिर  एक  महत्वपूर्ण  सवाल
 को  उठाना  चाहते  है,  जो  इस  सत्र  के  प्रथम  दिन
 प्रथम  प्रश्न  के  संदर्भ  में  उठा  था।  हमारे  शिक्षा

 मंत्री  इस  समय  उपस्थित  है-  यह  सवाल

 वयस्क  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  उठा  था ।

 हमारे  कुछ  माननीय  सदस्यों  के  मन  में,  शायद

 पूरी  जानकारी  न  रहने  के  कारण,  य्हशंका
 उठी  थी  कि  क्या  इम  वयस्क  शिक्षा  के  सम्बन्ध
 में  बरसों-करोड़  रुपया  हम  दूसरों  को  दे  रहे
 हैं।  इमीशंका  के  समाधान  के  लिए  मैं  इस
 प्रश्  को  आज  फिर  यहां  पर  उठा  रहा  हं

 (Amendment  of  articles  22.  31,  etc.)

 SHRI  RAM  JETHMALANI  (Bom-
 bay  North-West):  I  beg  to  move  for
 leave  to  introduce  a  Bill  further  to
 amend  the  Constitution  of  India.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  further  to  amend  the
 Constitution  of  India.”

 The  motion  was  adopted.

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  1  intro-
 duce  the  Bill.

 वयस्क  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  आने  वाले
 पांच  न्य लों  में  फी  बड़ी  धनराशि  का

 प्रावधान  होने  जा  रहा  है।  1978-79  में

 15  करोड़  रुपये,  1979-80  में  48 .  52

 करोड़  रुपये  1980-8197 में  95.04  करोड़
 रुपये  1981-82  में  190.05  करोड
 रुपये  और  1982-83 में  336.95  करोड
 रुपये  का  प्रावधान  किया  जा  ग्रह  है,  सब

 मिलाकर  686  करोड़  रुपये  डम  पर  खरच

 होने  की  बात  है,  जिस  में  से  योजना

 आयोग  ने  अभी  200  करोड़े  रुपये

 की  स्वीकृति  दी  है  ।

 LIFE  INSURANCE  CORPORATION
 (AMENDMENT)  BILL*

 (Amendment  of  Sections  2,  3.  etc.)

 PROF.  ्  K.  AMIN  (Surendranagar):
 I  beg  te  move  for  leave  to  introduce  a
 Bill  further  to  amend  the  Life  Insur-
 ance  Corporation  Act,  1956.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  further  to  amend  the
 Life  Insurance  Corporation  Act.
 1956.”

 The  motion  was  adopted.

 PROF.  R.  K.  AMIN:  I  introduce  the
 BilL

 एक  तरफ  जब  हमारे  माननीय  सदस्य

 शआरी  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  जी  ने  जब  काम
 के  अधिकार की  वात  कही  थी  और  यह  कहा
 था  कि  जब  तक  यह  संभव  न  हो  बेरोजगारी

 भत्ता  दिया  जाय--  उस  समय  उनके  विधेयक
 को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था,  इसलिये  कि

 उनमें  इतने  करोड  रुपया  लगता  था,  जो
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 हमारे  देश  के  लिये  अभी  सम्भव  नहीं  था

 लेकिन  दूसरी  तरफ  हम  वयस्क  भिक्षा
 के  लिये  राष्ट्र  का  600  करोड़  रुपया  खर्च

 करने  जा  रहे  है।  प्रश्न यह  है  कि  इस  देश  में

 सचमुच  में  प्राथमिकता  किस  चीज  को  देनी

 है?  यह  देश,  सभापति  महोदया,  सरस्वती

 का  देश  है,  बालमीकी  और  व्यास  का  देश  है,
 लेकिन  दुर्भाग्य  से  इस  देश  में  इतनी  निरक्षरता

 है,  जितनी  शायद  दुनिया  के  किसी  भी  देश  में

 नहीं  है।  लेकिन  एक  तरफ  तो  जीविका  के

 अधिकार  को  हम  देना  नहीं  चाहते  हैं,  उसके

 लिये  जो  बेकारी  भत्ता  देने  की  बात  बहो
 जाती  है  तो  उसको  भीख  कहते  हैं  और  दूसरी
 तरफ  हम  वयस्क  शिक्षा  पर  600  करोड़
 रुपया  खर्च  करने  जा  रहे हैं।  आजीविका  का

 अधिकार  हमारा  जन्मसिद्ध  अधिकार  है  ।

 जिस  तर  हमारे  लोकमान्य  तिलक  ने  कहा  था-

 स्वतन्त्रता  हमारा  जन्मसिद्ध  अधिकार  है,
 तो  हम  जब  सरकार  से  आजीविका  का

 अधिकार  मांगते  हैं,  तो  यह  भीख  नहीं  है,
 यह  हमारे  राष्ट्र  के  प्रत्येक  नागरिक  का

 जन्मसिद्ध  अधिकार  है।  एक  तरफ़  तो  यह
 स्थिति  है,  दूसरी  तरफ  हम  यह  भी  देखते  हैं
 कि  हमारे  देश  पर  निरक्षरता  का  अभिशाप

 है--अब  इन  दोनों  के  बीच  का  मार्ग  हमें
 सोचना  होगा  t

 हम  जानते  हैं-1947 में  जब  हिन्दुस्तान
 आज़ाद  हुआ  था  तो  हमारे  देश  में  10.75
 प्रतिशत  लोग  साक्षर  थे।  1951  में  16.6

 प्रतिशत,  1961  में  27.7  प्रतिशत  और
 1971  में  30  प्रतिशत  साक्षर  थे  ।

 इसका  मतलब  यह  है  कि  आज  हमारे  यहां

 दो-तिहाई  आदमी  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  है
 और  लगभग  दो-तिहाई  आदमी  निरक्षर  हैं--
 मतलब  है--पावर्टी-एण्ड-इलीट्रेसी-गो-टुगेदर  |

 इसी  लिये  जो  लोग  वयस्क  शिक्षा  को

 सन्देह  की  दृष्टि  से  देखते  हैं,  वे  शायद यह  नहीं
 समझ  रहे  हैं  कि  शिक्षा  का  सचमुच  में  जीविका
 के  साथ  सम्बन्ध  है।  एजुकेशन  हमारा
 फंडामेंटल  राइट  है  ।  इसलिए  सरकार  ने

 (H-A-H-DIS.)

 अगर  इस  काम  को  अपने  हाथ  में  लिया  है,  तो

 उस  को  बधाई  देनी  चाहिए  ।  अगर  देश  में

 पांच  वर्षों  में  यह  सब  लोगों  को  साक्षर  कर  दे,

 तो  यह  एक  बहुत  बड़ा  काम  होगा  ब्र  उसके

 लिए  वह  बधाई  की  पत्नी  है  ।

 एक  तरफ़  यूनीवर्सेलाइजेशन  आफ़

 एजूकेशन  हैऔर  दूसरी  तरफ़  एडल्ट  एजूकेशन
 हैऔर  हम  जनता  सरकार  को  धन्यवाद  देना

 चाहेंगे  कि  उस  ने  वयस्क  शिक्षा  का  अभियान

 चला  कर  और  दूसरी  तरफ़  प्राथमिक  शिक्षा  का

 अभियान  चला  क*  राष्ट्र  के  ऊपर  निरक्षरता

 का  जो  कलंक  था,  उसको  मिटाने  के  लिए

 एक  बड़ा  संकल्प  लिया  है  लेकिन  अब  जो  यह

 वयस्क  शिक्षा  का  आन् दलन  चला  है.  यह

 निरक्षरता  के  निवाण  वा  आन्दोलन  सहही

 है क्योंकि  बापूजी  कहा  करते  थे  कि  मगर'  हम
 किसी  को  केवल  साक्षर  बना  देंगे  तो  तन

 महीने  में  वह  निरक्षर  हो  जाएगा  |

 “Literacy  will  relapse  into  illite-
 racy.”

 इसलिए  इस  बार  काफ़ी  चीर  के  बाद

 इस  को  फंक्शनल,  नान-फाइल  एजुकेशन  के

 रूप  में  रखा  गया  है  ।  यह  निरक्षरता  का

 निवारण  नहीं  हैं  यह  तो  अनौपचारिक

 क्रियात्मक  शिक्षण है  और  यह  कहना  कि  यह
 केवल  निरक्षरता  है,  लोगं  में इसके  बारे  में

 अम  है  इसलिये  आप  के  माध्यम  से  हम

 यह  कहना  चाहते  हैं  कि एक  बहुत  बड़ा  सवार

 हमारे  सामने  आया  है  लेविन  जहां  तक  इस

 फाइनेंशियल  पहल  का  प्रश्न  है,
 अखबारों  में  इस  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें

 झाई  है।

 MR,  CHAIRMAN:  Will  you  please
 ask  vour  question?

 डा०  रामजी  सिंह:  प्रश्न तो  मैंने  लिख

 कर  दे  टी  दिये  हैं।
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 सभापति  महोदय:  कृपया एक  मिनट  में

 पूरा  कीजिये  क्योंकि  अभी  कई  और  लोग  हैं
 जिनको  प्रश्न  पूछने  है  भीर  मिनिस्टर  साहब
 को  जवाब भी  देना  है  ।

 डा०  रामजी  सिह  :  पहला  प्रश्न  तो

 यह  है  कि  पैसे  का  जो  प्रावधान  किया  गया  है
 और  लोगों  में  तरह-तरह की  गलतफहमियां

 हैं  कि  इतने  करोड़  रुपया  आर०एस०एस०  को
 दे  दिया  गया  और  पांच जनों  भी  लिखता

 है  कि  केरन  में  कम्युनिस्टों  को  पैसा

 दे  दिया  गया  है,  क्या  वे  सही  हैं  या  गलत  हैं?

 ये  दोनों  तरह  की  बातें  है  और  मैं  चाहूंगा  कि
 जो  स्पेसिफिक  एलीगेशन्स  हैं.  जो  दोनों के

 विषय  में  निश्चित  रूप  से  आरोप  लगाये  गये  हैं,
 उनके  बारे  में  शिक्षा  मंत्री  जी  स्पष्टीकरण

 करें।  यह  जो  प्रौढ  शिक्षा  के  लिए  राष्ट्र  का

 इतना  कसा  जा  रहा  है.  वह  किसी  राजनीतिक

 उद्देश्य  के  लिए  तो  खर्च  नहीं  होगा  लेकिन

 जिस  समय  हम  पह  कहते  हैं  कि  राजनीतिक
 उदेश्य  के  लिये  पैसा  खर्च  नहीं  होगा,
 नो  वयस्क  शिक्षा  के  परियोजक  की  जहां
 पूर्वपीठिका  दी  गई  है,  उसमें  यर  बताया  गया

 है  कि  सभी  राजनीतिक  दलों  से,  सांस्कृतिक

 दलों  से  और  नौजवानों  के  संगठनों  से  उसमें

 सहायता  ली  जाएगी।  अत्र  अगर  सब  को  आप

 छोड़  देते  हैं  विद्यार्थी  परिषद  को,  एस०

 एफ०  आई०  और  ए०आई०एस०एफ०  को

 छोड़ दे  हैं,  सबो  को  आप  छोड़ देते  हैं
 तब  आपके  सामने  क्या  उपाय  है  ?  क्या  आप
 इसको  केवल  य्योरोक्रेसी  से  चलाएंगे  ?

 यह  आप  कहते  हैं  कि  व्योरोक्र्सी से  नहीं
 चलाएंगे  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  हम

 स्वैच्छिक  संस्थाओं  के  माध्यम  से,  वा नं टरी

 एजेंसियों  के  माध्यम  से  चलावाएंगे  लेकिन

 देश  में  जो  स्वेच्छिक संस्था  हैं,  पिछले  30

 वर्षों  में  जिस  प्रकार  का  उनका  स्वास्थ्य

 बना  है,  क्या  हमारे  शिक्षा  मंत्री  जी  सोचते  हैं

 कि  सड़ी-गली  स्वेच्छिक  संस्थाओं  के  माध्यम  से

 डस  काम  को  करेंगे?  इसलिए  मेरा  अन्तिम  प्रश्न
 यट  है  कि  आप  क्या  इसके  लिए  एक  स्वतन्त्र

 संगठन  नहीं  बना  सकते  जिससे  देश  में  कोर्ड
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 राजनीतिक  उद्देश्य  से  इसको  न  कर  सके  और

 सड़ी-गली  स्वैच्छिक  संस्थाएं  भी  इसको  न

 करें  जैसे  भारत  सेवक  समाज  ने  किया  था

 अगर  वह  नहीं  हो  तो  उसके  लिए जब  देश

 का  सात  सौ  करोड़  रुपया,  देश  के  गरीबों  का
 सात  सौ  करोड  रुपया  खर्चे  किया

 जा  रहा  है  तो  उसका  उपयोग  किस  तरह  से
 होगा,  यह  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता  हूं  1

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-

 DER):  As  far  as  1  know,  Dr.  Ramii
 Singh  is  a  member  of  our  National
 Board  of  Adult  Education;  and  what-
 ever  programme  has  been  formulated.
 I  think,  has  been  formulated  with  his
 concurrence.  Now  to  take  up  all  these
 things  on  the  floor  of  this  House—I  do
 not  know  what  to  say  about  it.  It  has
 een  very  clearly  indicated  that  poli-
 tical  parties  or  all-India  cultural  orga-
 nizations,  by  whatever  name  they  are
 cailed,  and  few  other  institutions  will
 not  be  given  any  governmental  grant.
 But  that  does  not  mean  that  they  can-
 not  participate  in  the  Adult  Education
 programme,  I  have  also  made  it  quite
 clear  that  if  they  come  forward  to
 carry  on  this  national  movement  of
 adult  education  without  any  govern-
 mental  grant.  they  will  certainly  be
 free  to  do  so;  and  Government  cannot
 stend  in  the  way,  So,  it  is  not  proper
 to  say  that  we  have,  in  breach  of  our
 own  guidelines,  given  any  grant  to
 any  political  party  or  any  —  cultural
 orginization  like  the  RSS.  I  have
 made  it  quite  clear  on  the  last  occa-
 sion  that  RSS  people  have  clearly  said
 that  they  did  not  want  governmental
 grants,  Yet  they  will  go  on  carrying
 cut  the  adult  education  programmes.

 MR.  CHAIRMAN:  I  suggest  that  all
 the  hon.  Members  might  ask  questions
 and  the  Minister  might  take  notes  and
 then  reply  at  the  end.  Only  2  minutes
 per  Member.  Now  Prof,  Mavalankar.

 PROF.  P.  ७  MAVALANKAR
 (Gandhinagar):  Dr.  Ramji  Singh's
 speech  was  both  exciting  and  encoura-
 ging.  I  agree  with  the  Minister  that
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 the  Janata  Party  has  done  well  in
 giving  priority  to  this  programme.  My
 first  question  15  whether  its  umplcmen-
 tation  is  not  going  to  prove  somewhat
 hasty,  particularly  in  terms  of  finan-
 cial  allocations.  Secondly,  in  the
 answer  which  he  gave  to  the  first
 question  this  session,  he  made  the
 statement  that  as  Many  as  346  appli-
 cations  had  been  there,  between  15
 April  and  3185  October.  His  statement
 says  that  285  were  allotted  funds.
 But  in  the  statement  I  find  273  plus
 10.  I  do  not  know  where  ine  other
 2  have  gone.  He  may  please  clarify.

 17.42  hrs.

 [SHRI  DHIRENDRANATH  BASv  in  the
 Chair]

 I  would  like  to  Know  how  these  funds
 are  allocated.  What  are  the  ciitcria?
 Is  the  amount  of  Rs.  200  crores  going
 to  be  a  part  of  the  annual  budgets
 for  Education,  or  is  it  a  special,  ad-
 ditional  allowance  or  grant  of  his
 Ministry?  Otherwise.  what  you  816
 doing  is  that  you  are  taking  away
 meney  from  the  regular  budgets,
 which  in  themselves  are  very  inade-
 quate  and  limited,  and  giving  a  part
 of  that  regular  budget  to  tnis  pro-
 gramme,  Is  the  amount  going  to  be
 an  addition,  or  a  part  of  the  routine
 budget?  I  hope  the  Minister  will  go
 into  details  and  tell  us  how  tie  funds
 are  allocated  and  what  the  criteria
 are.

 I  find  that  Gujarat  has  a  very  long
 list,  extending  from  serial  No.  46  to  No.
 113.  It  means  that  68  voluntary  agencies
 have  been  selected  from  Gujarat.
 Normally,  I  would  be  happy  abcut  it:
 but  I  want  the  Minister  to  look  into
 the  list.  What  is  the  criterion  on  the
 basis  of  which  he  has  allocated  आ
 this  money?  My  fear’  is  that  the
 moneys  are  allocated  on  the  basis  of
 individual  pressures  and  political  pres-
 sures,  I  am  not  passing  any  critical  re-
 marks  on  anybody.  I  do  not  want  to  be
 uncharitable  either:  but  I  want  to  go
 on  record  as  saying  that  when  I  see
 so  Many  institutions,  ang  come  to
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 know  about  the  existence  of  some  of
 them  for  the  first  time,  I  feel  that
 individuals  and  institutions  get  money
 {from  the  Minister;  and  Heaven  knows
 what  they  do  with  the  money.
 They  must  be  doing  something  with
 the  money.  I  want  to  know  whether
 it  goes  into  the  adult  education  pro-
 gramme,  Lastly,  I  want  to  know
 whether  the  Minister  of  Education
 here  had  established  any  cell  or  ma-
 chinery,  machinery  is  perhaps  the
 right  word,  to  go  into  this  matter  of
 probing  regularly  and  intensively
 that  the  moneys  allocated  to  indivi-
 dua]  institutions  are  well  spent  ac-
 cording  to  the  agreements  and  ar-
 rangements  that  no  money  15  going
 to  other  political  units  or  individuals
 in  trying  to  give  money  by  way  of
 patronage.  I  do  not  want  politicians
 to  use  this  money  as  patronage,  and
 give  fung  for  distribution,  whether  in
 Gujarat  or  elsewhere.  That  is  why  I
 am  grateful  to  you,  Mr,  Chairman,
 vou  gave  me  a  little  more  than  two
 minutes  ‘which  were  allowed  to  me.  I
 want  the  hon.  Minister  to  clarify  the
 issues  I  have  raised,

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO  (Mor-
 mugavo):  The  scheme  of  adult  educa-
 tion  is  very  attractive  and  none  of  us
 would  straightway  oppose  eradication
 of  illiteracy.  I  want  to  elicit  some
 clarification  from  the  hon,  Minis-
 ter.  In  adult  eaucation  schemes
 there  is  a  great  deal  of  wastage.  These
 are  people  who  are  employed.  You
 can  take  it  very  roughly  that  about
 25  per  cent  of  the  pupils  in  any  adult
 education  scheme  will  really  com-
 plete  the  courre  and  will  get  the  full
 henefit,  while  three  fourths  will  go
 waste.  I  understang  that  the  total  al-
 location  for  education,  including  pri-
 mary,  secondary,  higher,  university
 education  ang  adult  education  and  so
 on,  is  being  reduced  in  the  6th  Plan
 as  compared  to  the  5th  Plan,  in  spite
 of  prices  going  up,  costs  going  up.  A
 journal  which  used  to  cost  Rs.  20  two
 years  ago  costs  100  now;  yet  you  are
 reducing.  After  reducing  the  total  al-
 location,  you  are  increasing  funds  for
 adult  education  schemes.  Allocations
 for  research,  university  and  other  edu-
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 cation  are  shrunk;  scientific  and

 technological  developments  are  going
 to  suffer.  Is  it  at  the  intigation  of

 the  World  Bank?  Has  the  idea
 come  from  the  World  Bank  which  is

 controlleg  by  the  Western  Powers,
 American  Powers  so  that  the  steady
 march  India  has  made  during  the
 last  thirty  years  towards  self-reliance
 in  scientific  and  technological  field  is
 arrested?  As  Prof.  Mavalankar  says,
 is  it  part  of  the  total  grants  for

 education?  If  the  total  grants  for
 education  are  being  reduceg  from  the
 Fifth  Plan,  kindly  give  the  figures.

 Is  it  a  fact  that  for  an  organisation
 to  become  fully  eligible  to  get  grants,
 it  should  get  clearance  from  the  State
 Government?  In  the  State  Govern-
 ment  there  may  be  Education  Minis-
 ters  who  may  have  a  particular  view;
 ijt  has  been  said,  it  is  not  my  imagi-
 nation.  There  may  be  a  Jan  Sangh
 oriented  man,  very  much  respectable—
 1  have  respect  for  them  but  1  do
 not  agree  with  their  aims—this
 gentleman  may  find  that  a  particular
 organisation  is  not  likely  to  promote
 his  own  view  of  education  and  may
 not  give  clearance.  Why  should  that
 organization  suffer?  Why  is  this  state
 clearance  reauired?  Will  the  Govern-
 ment  straightway  drop  the  require-
 ment  of  State  clearance  and  proceed
 to  scrutinise  applications  if  the  criteria
 for  eligibility  are  fulfilled?  Will  they
 give  grant  automatically  in  such
 cases?

 The  thirg  point  is  this.  Adult  edu-
 cation  scheme  will  not  succeed,  unless
 it  is  mass  based,  unless  people  who
 are  in  contact  with  these  organisations
 are  people  who  have  got  the  confi-
 dence,  (Interruptions)  I  mean  the
 confidence  of  the  illiterate  people  in
 the  villages.  By  sending  bureaucrats
 and  secretaries,  this  scheme  will  fail;
 it  is  admitted  by  all.  Bureaucratisa-
 tion  destroys  the  scheme.  At  the  same
 time,  you  are  excluding  the  trade
 unions  and  rural  organisations  which
 are  really  mass-based.  Will  the  Gov-
 ernment  consider  the  position  and  see
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 that  this  type  of  mass  movement  Jike
 trade  unions  and  youth  organisations
 are  also  given  a  chance  and  given
 grants  to  carry  on  the  movement?
 Lastly,  why  do  you  want  to  have  all
 these  organisations?  There  is  one  good
 organisation  which  is  absolutely  a
 political—the  Boys’  Scouts  and  Guides
 Movement.  Why  are  the  funds  not
 channelised  through  that  very  good
 organisation?  J  would  like  the  Minister
 to  clear  the  misgivings  about  this
 scheme  and  give  positive,  accurate
 and  precise  replies  to  my  questions.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):  I
 want  total  removal  of  illiteracy  in  this
 country  but  the  programme  that  has
 been  envisaged  by  the  Education  Minis-
 try  has  createq  certain  doubts.  Some
 sections  of  the  Government  either  be-
 cause  of  sympathy  for  the  RSS  or  be-
 cause  of  ignorance  about  its  real  cha-
 racter  have  started  giving  them  extra-
 ordinary  patronage.  The  most  glaring
 example  of  this  in  this  context  is  the
 action  of  the  Ministry  of  Education.

 Pe  RSS  mouthpiece,  Organiser,
 March  12,  1978,  reporting  the  proceed-
 ings  of  the  Akhil  Bharatiya  Pratinidhj
 >:0.2a  meeting  writes:

 “The  ABVP  accepted  the  Union
 Education  Ministry’s  invitation  to
 help  educate  the  ten  crore  illite-
 rates  in  the  15—35  ago  group  and
 called  upon  Swayamsewaks  to  ecx-
 tend  active  cooperation  to  make  this
 scheme  a  complete  success.”

 Will  you  serve  the  concept  of  secular
 cnuracter  of  India,  which  has  been
 udumbrated  in  our  Constitution,  by  in-
 volving  the  paramilitary  operators  of
 1135  in  the  proposed  adult  literacy
 programme?  The  Education  Ministry,
 wittingly  of  unwittingly  is  offering  an
 opportunity  to  the  RSS  hoodlums  to
 spend  huge  sums  of  money.  So  far  as
 the  activities  of  the  paramilitary  RSS
 hoodlums  are  concerned,  there  is  the
 living  example  of  Aligarh.  You  arc
 patronising  such  organisations  in  the
 guise  of  removing  illiteracy.  Remov-
 ing  illiteracy  by  whose  hands?  By  the
 hands  of  people  who  do  not  believe  in
 the  secular  character  of  this  country.
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 I  demand  that  a  high  level  parliamen-
 tary  committee  should  be  constituted
 and  a  thorough  enquiry  should  be
 instituted  into  the  whole  matter  so
 that  paramilitary  organisations  like
 RSS  hoodlums  are  not  allowed  to  in-
 filtrate  into  such  national  program-
 mes.  The  facts  are  revealing  and  also
 disheartening  to  this  country.  When
 we  have  the  example  of  recent  com-
 muna]  clashes  throughout  the  country
 sparked  off  by  the  activities  of  such
 paramilitary  organisations,  such  a  huge
 amount  of  money  should  not  be  handl-
 ed  by  such  hoodlums.  Will  the  hon.
 Minister  take  note  of  this  matter?  I
 know  he  is  a  very  good  Minister.  He
 should  agree  to  have  a  probe  into  all
 these  matters.  I  hope  the  Minister  will
 kindly  take  note  of  the  matter  very
 seriously  and  concede  an  enquiry  as
 demanded  by  this  House.

 आ  अनन्त  देव  (कच्छ)  :  सभापति

 महोदय,  अभी  माननीय  सदस्यआर०णस०एस०
 पर  एलीगेशन्ज  लगा  रहे  थे  ।  मैं  उनको
 बताना  चाहता  हें  कि  किन-किन  राज्यों  से
 कितनी-कितनी  एप्लिकेशन्स  आई  हैं  :द--

 आन्ड्  प्रदेश  :  3,  आसाम  :  2,

 बिहार  :  40,  गुजरात:  67,
 कर्नाटक:  1  केरल: 1.

 मध्य  प्रदेश  :  9,  महाराष्ट्र:
 13,  मणिपुर:  5,
 उड़ीसा :  5  पंजाब:  2,
 राजस्थान  :  66

 आर०  एस०  एस०  के  लिए  जो  यह  कह
 रहे  हैं  यट  बिल्कुल गलत  बात  है  उनकी  ।  मैं
 मंत्री जी  का  ध्यान इस  बात  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हुं  कि  जो  प्रोविजन  एडल्ट  एजुकेशन
 के  लिए  किया  गया  है  उसके  बारे  में  एक  सर्वे

 निकला  है--इल्लिट्रेसी उमंग  शैड्यूल्ड  कास्ट-

 आल  एशेज,  उसमें  यह  दिया  है  --

 1961—96.71 71  प्रतिशत

 1971—93. 56 56  प्रतिशत,  यह

 फार  वीमेन  है  और
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 1961—89.73  प्रतिशत

 1971—85.34  प्रतिशत,  फार

 भेज  है।

 इस  तरह  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  में

 1961-91.  47  प्रतिशत

 1971-88.  70  प्रतिशत  फार  मेन  है
 और

 1961-96.  84प्रतिशत

 1971-95.  15  प्रतिशत  फार  वीमेन

 है।

 इस  तरह  यह  जो  शेडयूल  कास्ट  ऐंड

 शइ्यूत्ड  ट्राइबल  में  इत् लिटरेसी  का  ज्यादा  से

 ज्यादा  प्रमाण  रहा  है  इस  को  देखते  हुए  मैं

 मंत्र  महोदय से  सीधा  सादा  सवाल  करूगा  कि

 जो  पता  उन्होंने  एडल्ट  एजूकेशन  के  लिए
 निकाला  है  उस  से  बैकवर्ड  डिस्ट्रिक्ट  में

 शेडयूल्ड  कास्ट्स,  शेडयूत्ड  ट्राइन्ज  और  बैकवर्ड

 क्लासेज  के  लिए  कोई  स्पेशल  स्कीम  बना

 कर  उन  की  इल् लिटरेसी दूर  करने  का  प्रयास

 करेंगे  या  नहीं?

 दूसरी  बात-इस  सिलसिले  में  वालं ट्री

 संगठन  जो  आगे  आ  रहे  हैं,  उनमें से  मेरे

 डिस्ट्रिक्ट  में  भी  एक  ऐसा  संगठन  सामने  आया

 हैजिसकानामआजदिनतक नहीं  सुना  गया।

 मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  बात  को

 भी  ध्यान में  लेंगे।

 MR,  CHAIRMAN:  The  Minister.

 PROF,  P|  G.  MAVALANKAR:  Sir,
 before  the  Minister  replies  would  you
 like  to  extend  the  time  of  the  House?

 MR,  CHAIRMAN:  Yes,  until  the
 Minister  finishes  his  reply.

 DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER:  Several  questions  have  been
 put  by  hon,  Members  and  if  I  miss
 any  point  of  any  hon.  Member,  he
 may  kindly  let  me  know,



 415  Financial  Assis-
 for  Adult  Education

 {Dr,  Pratap  Chandra  Chunder]
 Prof,  Mavalankar  said  that  the  im-

 plementation  has  been  somewhat
 hasty.  But  I  say  that  it  is  not  so.  We
 had  been  discussing  the  adult  educa-
 tion  programme  since  5th  April,  1977.
 I  made  a  statement  before  this  House
 that  the  priority  of  the  new  Govern-
 ment  would  be  to  make  every  adult
 literate.  All  this  we  had  discussed
 with  various  bodies  and  organisations
 including  ABVP  and  other  student
 organisations  inciuding  one  represen-
 ting  Shri  Lakkappa’s  party,  trade
 unions  and  _  various.  other  bodies.
 After  this,  a  National  Board  was
 formed  and  the  National  Board  had
 drawn  up  various  programmes  for
 adult  education  which  were  ©  placed
 before  the  meeting  of  the  Education
 Ministers  of  different  States.  As  you
 are  aware.  Sir,  various  pwlitical  par-
 ties  are  having  Governments  in  diff-
 erent  States  of  the  country.  So,  it  is
 wrong  to  say  that  this  is  our  pro-
 gramme.  I  should  say  that  this  is  a
 nationa:  programme’  which  has  been
 accepted  by  all  the  parties  in  the
 country,

 SHRI  ह.  LAKKAPPA:  RSS  is  not
 a  party.  (Interruptions)

 DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER:  1  can  lay  the  statement  on  the
 Table  of  the  House  which  is  completc
 upto  150  November,  1978  about  the
 voluntary  agencies  whose  projects
 have  been  received  and  are  receiving
 financial  assistance  under  the  volun-
 tary  agencies’  scheme.  Al!  this  scheme
 is  contained  in  the  printed  book  which
 has  been  supplied  to  the  Parliamentary
 Library  In  substance,  I  can  say  that
 all  these  applications  are  processed  by
 the  State  Governments.  Mr.  Faleiro
 objected  to  this  and  asked  why  should
 they  be  processed  by  the  State  Gov-
 ernments.  Now,  the  first  responsibi-
 lity  lies  with  the  State  Governments.
 Unless  the  State  Governments  process
 the  applications,  we  will  not  make  any
 payment  to  the  parties  directly  what-
 soever.

 18  brs.
 There  is  to  be  a_  partnership

 between  the  Central  Government  and
 the  State  Govetnments.  Now  why
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 do  we  involve  the  State  Governments?
 The  reason  is,  as  Dr.  Ramji  Singh
 earlier  pointed  out  in  the  course  of  his
 statement,  this  is  not  simply  adult
 literacy,  but  adult  education.  Roughly
 359  hours  will  be  allocated  for  each
 adult  in  a  year;  of  this  roughly  200
 hours  would  be  for  literary  edu-
 cation  and  150  hours  will  be  utilized
 for  giving  him  some  training  in  some
 developmental  matters  like  agricul-
 ture  and  animal  husbandry,  and  for
 women  acquisition  of  some  skill  for
 earning  livelihood.  In  all  these  mat-
 ters,  the  Planning  Commission  has
 accepted  our  suggestions  that  the  other
 deveiopmental  Ministries  should  also
 send  ticir  officers  to  the  project  cen-
 ires  tg  give  instructions  to  the  aduit
 Jearngrs  in  these  fields.  Therefore,
 even  if  we  just  choose  a  particular
 hody  at  the  national  level  and  ask
 tnat  body  to  work  at  the  field  Jevel,
 that  body  will  have  to  get  the  appro-
 val  of  the  State  Government.  So,
 Shri  Faleiro’s  objection  that  the  State
 Governments  should  not  9  involved
 cannot  be  supported.

 SHRI  EDUARDO  FALEIJRO:  What
 steps  have  you  taken  to  prevent  the
 bias  on  the  part  of  State  Governments
 towards  organisations  which  otherwise
 fully  qualify  for  aid?  What  will  you
 do  for  the  organisations  which  fully
 qualify  but  are  deprived  because  of
 tne  bias  of  the  State  Government?
 I'herefore,  it  lapses.

 DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER:  If  the  State  Government  some-
 how  takes  objection  to  particular  or-
 vanisations,  we  can  at  the  most  argue
 with  the  State  Governments.  As  1

 1  there  will  be  a  sort  of  partner-
 ship.  We  can  try  tg  convince  the
 State  Governments.  But  if  the  State
 Government  stil]  insists  that  they  will
 not  recognise  a  particular  organisa-
 tion,  we  are  helpless,  because  the
 funds  are  provided  on  50:50  basis.
 These  Rs.  200  crores  will  be  shared  bet-
 ween  the  Central  Government  and  the
 State  Governments—Rs.  100  crores  will
 be  allocated  at  the  Central  sector  and
 Rs.  100  crores  at  the  State  sector.
 Furtaer,  we  also  believe  that  the  State
 Governments  want  that  education
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 should  spread  out  among  the  illite-
 rates.  So,  why  should  we  have  any
 suspicions  about  the  motives  of  the
 State  Governments?  In  any  case,  such
 instances  have  not  come  to  our  notice.
 1  any  case  is  brought  to  my  notice  by
 Shri  Faleiro,  I  shall  certainly  take  up
 this  matter  with  the  State  Minister
 concerned,

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 (Serampore):  Then  you  are  not  spend-
 ing  Rs.  200  crores;  you  are  spending
 only  Rs.  100  crores.

 DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER:  It  is  the  Plan  programme;  it  is
 not  only  Rs.  200  crores.  If  we  add  the
 allocations  tg  be  made  by  the  diffc-
 rent  developmental  Ministries,  it  will
 come  to  about  Rs.  600  crores.  But  re-
 member  that  the  total  Plan  is  more
 than  Rs.  70,000  crores.  So,  it  is  not
 even  one  rer  cent  of  the  total  Plan.
 We  are  paying  Rs.  3  crores  for  a  single
 aircraft  to  carry  the  rich  people  frum
 one  place  to  another.  But  for  adu!t
 education  we  are  grudging  this  sum.
 It  is  a  matter  of  shame  for  al]  of  us.
 It  is  not  at  all  adequate,  I  must  most
 respectfully  submit.  However,  we  are
 trying  to  do  whatever  we  can  with
 the  limit  allocation  that  has  been
 made.  It  was  pointed  out  in  that  con-
 nection  by  Shri  Faleiro  that  the  total
 allocation  for  education  has  been  re-
 duccd.  That  is  not  so.  Because,  about
 Rs.  1200  crores,  a  little  more  or  a  little
 less,  has  been  allocated  in  the  last  five
 years.  Now  it  is  nearly  Rs.  1,900
 crores  So,  there  is  an  increase  in  the
 total  allocation  for  education,  although
 as  a  percentage  to  the  total  a'location
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 for  national  development  it  has  coms
 down  to  some  extent.

 We  wanted  to  make  it  a  mass  move
 ment.  Therefore,  we  wanted  diff,
 rent  voluntary  agencies  to  be  involvct.
 But  then  we  have  several  limitations.
 like  political  parties,  communal  par-
 ties  etc......  (Interruptions)  Shri
 Lakkappa  is  giving  so  much

 papel to  that  body  every  day  that  I  should
 thank  him  on  behalf  of  the  RSS  for
 giving  such  publicity.  Why  should  he
 do  it?  (Interruptions)  Let  him  core
 forward  wit,  his  own  institution.
 Then  I  shal]  take  up  this  matter.  He
 is  talking  of  communalism.  Let  him
 not  forget  that  his  own  party  has
 formed  a  Government  with  a  commye-
 nal  party,  namely,  the  Muslim  League,
 in  Kerala.

 Then  a  reference  was  made  tn  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes...
 (Interruptions)

 So  far  as  the  tribals  are  concerneg.
 it  is  3  matter  which  comes  within  the
 competence  of  the  Home  Ministry.  in
 consultation  with  the  Home  Ministry,
 adequate  steps  are  being  taken  for  the
 purpose  of  adult  education  in  respect
 of  these  tribals.

 MR.  CHAIRMAN.  The  House  stanss
 adjourned  till  11  a.m.  on  Monday,  the
 27th  instant.

 18.06  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Monday,  Nou-
 ember  27,  1978/Agrahayana  6,  1900
 (Saka).


